भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 153

16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वव्यापीकरण
*153. श्रीमती झरना दास बैद्य: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
********

राज्‍य सभा में दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 153 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण
(क):
जी नहीं।

(ख):
विशेष रूप से समाज के गरीब वर्ग को ध्‍यान में रखते हुए वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करने से गरीबों पर से ध्‍यान कम हो जाएगा। इसके अतिरक्‍त, खाद्यान्‍नों के उत्‍पादन और खरीद के मौजूदा स्तरों को देखते हुए सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना संभव नहीं है। फिलहाल, दिनांक 5.7.2013 को जारी राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने का हकदार बनाता है।
*******
